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राज्यपाल ने नगर �नगम से सबं�ंधत दो �वधेयक राष्ट्रप�त को भेज े 

                  लखनऊ: 5 मई, 2016 

 

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश नगर �नगम (संशोधन) �वधेयक, 2015‘ तथा ‘उत्तर प्रदेश 
नगरपा�लका �व�ध (संधोधन) �वधेयक, 2015‘ को �नणर्य हेतु राष्ट्रप�त श्री प्रणव मुखज� को संद�भर्त कर �दया है।  
राज्यपाल न े दोन� �वधेयक� के पर��ण पर यह पाया है �क इन �वधेयक� के कुछ प्रावधान 74व� संशोधन द्वारा 
1992 म� सं�वधान म� जोड़ ेगये अध्याय 9-ए के अनुच्छेद� 243-पी(म), 243-यू, 243-क्यू, 243-डब्ल्यू, 243-जेडएफ तथा 
अनुच्छेद 246(3) के साथ प�ठत सप्तम ् अनुसूची क� सूची 2 (राज्य सूची) क� प्र�विष्ट 5 के प्रावधान�, स्थानीय 
स्वशासन क� अवधारणा और लोकतंत्र क� भावना के भी प्र�तकूल ह�। �वधेयक द्वारा उत्तर प्रदेश नगर �नगम 
अ�ध�नयम, 1959 म� नई धारा 16-ए जोड़ी गयी है, िजसके द्वारा राज्य सरकार को यह अ�धकार होगा �क नगर 
�नगम� के महापौर� और नगर पा�लकाओं के अध्य�� के �वरूद्ध भ्रष्टाचार, �निष्क्रयता, अ�धका�रय� और कमर्चा�रय� के 
साथ द�ुयवहार आ�द �कये जाने क� �शकायत� �मलन ेपर राज्य सरकार महापौर� और अध्य�� को कारण बताओ 
नो�टस जार� करके उनका जवाब मांगेगी और उनके जवाब से सन्तुष्ट नह�ं होन े पर राज्य सरकार महापौर� और 
अध्य�� क� समस्त प्रशास�नक व �वत्तीय शिक्तय� पर रोक लगा देगी और उनके पद� का प्रभार नगर �नगम� के 
नगर आयुक्त� और नगर पा�लकाओं के अ�धशासी अ�धका�रय� को स�प देगी। राज्य सरकार इसके बाद महापौर� और 
अध्य�� के �वरूद्ध जा◌◌ॅँच बैठायेगी। इस जाचँ क� प्र�क्रया क्या होगी और �कसके द्वारा जाँच क� जायेगी, इसका कोई 
उल्लेख �वधेयक म� नह� ंहै ।   

  उल्लेखनीय है �क 1992 म� संसद द्वारा सं�वधान म� अध्याय 9 एवं 9-ए जोड़ ेजाने का उद्◌्देश्य पंचायत�, नगर 
�नगम� और नगर पा�लकाओं जैसी स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के माध्यम से शासन-सत्ता के �वकेन्द्र�करण और 
स्थानीय स्वशासन क� अवधारणा को मजबूत करना था। राज्यपाल न े�वधेयक द्वारा उक्त अ�ध�नयम म� जोड़ी जान े
वाल� नई धारा 16-ए के द्वारा राज्य सरकार को �दये गये इस आशय के अ�धकार �क �शकायत� क� जाँच कराये 
जाने के पूवर् ह� महापौर� और अध्य�� को दोषी घो�षत कर देन ेऔर उन्ह� उनके पद�य कतर्व्य� के �नवर्हन से वं�चत 
कर �दये जान ेको सं�वधान के 74व� संशोधन क� भावना और सामान्य लोकता�ंत्रक एवं नैस�गर्क न्याय के �सद्धान्त� 
के �वपर�त पाया है। उल्लेखनीय है �क उत्तर प्रदेश नगर �नगम अ�ध�नयम क� धारा 15(1)(क) इस बात का प्रावधान 
करती है �क नगर �नगम� तथा उनके महापौर� दोन� का कायर्काल 05 वषर् का होगा और साथ-साथ समाप्त होगा। 
  इसी प्रकार उक्त �वधेयक द्वारा उत्तर प्रदेश नगर �नगम अ�ध�नयम, 1959 म� वतर्मान म� �वद्यमान धारा 107 के 
स्थान पर नई धारा 107 लाकर नगर �नगम� और नगर पा�लकाओं के कमर्चा�रय� क� �नयुिक्त और स्थानान्तरण का 
अ�धकार नगर �नगम� व नगर पा�लकाओं से छ�नकर राज्य सरकार को दे �दया गया है। नई धारा 107 राज्य सरकार 
को नगर �नगम� एवं नगर पा�लकाओं के कमर्चा�रय� को दसूरे नगर �नगम� और नगर पा�लकाओं म� स्थानान्त�रत 
करने का भी अ�धकार देती है िजससे पुनः स्थानीय स्वशासन एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप म� नगर �नगम� 
और नगर पा�लकाओं क� स्वायत्ता प्र�तकूल रूप से प्रभा�वत होती है जो सं�वधान के अनुच्छेद 309 एवं 74व� 
सं�वधान संशोधन के प्रावधान� और उसक� भावना के �वपर�त है।  
राज्यपाल ने इस आशय क� जानकार� मुख्यमंत्री श्री अ�खलेश यादव को भी दे द� है। �ातव्य है �क राजभवन म� 7 

�वधेयक पर��णाधीन थे िजनम� से 5 का �नस्तारण राज्यपाल द्वारा कर �दया गया है। वतर्मान म� ‘उत्तर प्रदेश 
अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) �वधेयक, 2015‘ तथा ‘उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) 
�वधेयक, 2015‘ �वचाराधीन ह�। 
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